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सं.पो.वि./हिसार/ 97-83/ 7758.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. हरियाणा राज्य परिवहन , हिसार के 
श्रमिक श्री बीकर सिंह सथा उसके प्रबन्धमों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाडनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 -श्रम-70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.मो.( ई) श्रम-70/ 13648,दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त मधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 

क्या श्री बीकर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि. पानीपत / 22-83/7765. चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मै . 1. हरियाणा लैण्ड रिकलेमेशन 
एण्ड डिवलपमैंट कारपोरेशन लि ० नजदीक संत निरंकारी भवन, नारायण सिंह पार्क , पानीपत 2. हरियाणा लैण्ड रिकलेमेशन 
एण्ड डिबलपमेंट कारपोरेशन लि ०, सैक्टर -17, चण्डीगढ़ के अमिक श्रीमति नरेश कुमारी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें 
इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई मौद्योगिक विवाद है ; 


. 


- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , मब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7( क ) के अधीन प्रौद्योगिक प्रधि 
करण, हरियाणा,फरीदाबाद , को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्याय 
निर्णय के निये निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्रीमति नरेश कुमारी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ? 

सं.पो.वि./ हिसार/148-84 / 7772.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं . राम गोपाल हरबन्स लाल फर्म 
रेलवे रोड़ , हिसार, के श्रमिक श्री नत्थू राम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इस लिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शनिसयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1- श्रम-70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिपूचना सं . 3864 - ए. एस.मो. ( ई ) श्रम 70/13648, दिनाक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला 


. 


क्या श्री नत्थू राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . ओ.वि./हिसार/150-83/7779.-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. राम गोपाल हरबन्स लाल फर्म , रेलवे 
रोड़, हिसार, के श्रमिक श्री त्रिलोक चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, प्रव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम 70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 - ए.एस.ओ. ( ई ) श्रम-7 

-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
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हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है 

क्या श्री त्रिलोक चन्द को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं.मो.वि. -हिसार/149-83/ 7788.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राप है कि मै. राम गोपाल हरवन्स लाल फर्म रेलवे 
रोड़, हिसार, के अमिक श्री मुरारी लाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई. 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 96.41-1 -श्रम -70/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साथ पठिन सस्कारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.पो . (ई ) श्रम -70/13848, दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम, न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री मुरारी लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो.वि./पानी/ 23-84/7795.-- चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मैं. सुपर टायर ( प्रा ०) लि 0 71/3, माईल 
स्टोन, जी.टी. रोड़, करनाल , के अमिका श्री बखशीश सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के 
सम्बन्ध में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, प्रज, प्रौधोगिः विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7( क ) के अधीन प्रौद्योगिक 
अधिकरण, हरियाणा , फरीदाबाद, को नीचेविनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों 
के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री बखशीशसिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


. 


वी . एस . चौधरी, 
उप सचिव , हरियाणा सरकार , 

विभाग । 
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